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[ PARTI 


दिनांक 4 मार्च, 1985 


सं. ओ. वि ./फरीदाबाद / 103-84/ 8084.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. एलसन काटन मिल्ज लि . , 
मथुरा रोड़, बल्लबगढ़ , के श्रमिक शान्ति तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम / 68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम / 88- श्रम / 5 / 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है 
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क्या शान्ति की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ . वि ./फरीदाबाद /103-84/ 8091. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . एलसन काटन मिल्ज, लि ०, 
मथुरा रोड़, बल्लबगढ़ के श्रमिक कस्तुरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 


इस लिये , अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसचना सं. 54 1 5-3 - श्रम/ 68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968 
के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं . 1149 5 - जी - श्रम 88 - श्रम / 57/ 112 45, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या कस्तुरो की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 103-84/ 8098.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एलसन काटन मिल्ज लि ., 
मथरा रोड , बल्लबगढ़, के श्रमिक राजवन्ती तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित मामला में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करत हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम 88/15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम 88– श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त प्रधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे ससंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से ससंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या राजवन्ती की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं. तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि /पानी/ 1-85/ 8: 11. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दुर्गा खादी वुलन फिनिसिंग प्रोडक्शन 
को ० प्रो ० इन्डस्ट्रियल सोसायटी लि ० , पानीपत , के श्रमिक श्री मण्डी प्रसाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है : -- 


-- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) -84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा 
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उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को दिवादग्नरत या उससे संबन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुंसगत अथवा संवन्धित 
मामला है 


क्या श्री मण्डी प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./पानीपत / 97-84/ 8130.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. कार्याकारी अभियन्ता , स्टेट -2 
फेबरीकेशन डिविजन , एम ० आइ ० टी ० सी ०, पानीपत । प्रबन्धक निदेशक , एच ० एस ० एम ० प्राइ ० टी ० सी ० , चण्डीगढ़ , 
के श्रमिक श्री राम फूल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , 

अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 )-84-3- श्रम दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ... 

क्या श्री राम फुल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 5 मार्च, 1985 


सं.पो.वि./ एफ़.डी./ 229/ 84/ 8408 -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. चन्दा इन्टरप्राइजिज , गांव 
मुजेसर , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अशोक कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम 68/1525 4,दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम /57/ 11245 दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 

के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिय निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है 

क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.पो.वि./एफ़.डी./एफ.डी. / 16-84/ 8429.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बी . एल . इण्डस्ट्रीज , प्लाट 
नं . 80, सैक्टर -25, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री रामदेव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये , अब औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम -68 /15254, दिनांक 20 
जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495- जी . श्रम 57/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये 
निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


क्या श्री राम देव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


